(क)
क्‍या सरकार अगले पांच वर्षों में 100 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए नीति बनाने पर कार्य कर रही है; 
(ख)   यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;  
(ग)   क्‍या इस निवेश के उपयोग के लिए कोई रूपरेखा तैयार की गई है; 
(घ)
क्‍या सरकार और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए कर अवकाश और सस्‍ते ऋण प्रदान करने का विचार रखती है; और 
(ड.)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ?  
उत्‍त्‍ार
विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)  
(श्री पीयूष गोयल)
(क), (ख) और (ग)
:
अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्‍य से भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नई दिल्‍ली  में 15-17 फरवरी, 2015 को  विश्‍व स्‍तर पर  अक्षय ऊर्जा पर निवेशकों के पहले अधिवेशन एवं प्रदर्शनी (आरई-इन्‍वेस्‍ट) का आयोजन किया जा रहा है। आरई-इन्‍वेस्‍ट का  केंद्रीय विषय भारत में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अल्‍प, मध्‍यम तथा दीर्घकालिक निवेश को बड़े पैमाने पर आकर्षित करना और विश्‍व के निवेशक समुदाय को भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के हितधारकों के संपर्क में लाना है। 
(घ) और (ड.)
:    सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय एवं वित्‍तीय प्रोत्‍साहन दिए जा रहे हैं । इनमें पूंजी तथा/अथवा ब्‍याज सब्‍सिडी, आय पर 10 वर्षों के लिए 100% करावकाश, उत्‍पादन आधारित प्रोत्‍साहन, त्‍वरित मूल्‍यहृास, रियायती उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क, अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्‍पादन के लिए अधिमान्‍य शुल्‍क-दर तथा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्‍था (इरेडा) द्वारा व्‍यवहार्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के लिए राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) सहायता शामिल हैं। इसके अतिरिक्‍त, ऑटोमेटिक माध्‍यम के अतंर्गत 100% तक के प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। इनके अतिरिक्‍त, सरकार के पास विदेशी प्रौद्योगिकियों, जिनमें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की विदेशी प्रौद्योगिकियां भी शामिल हैं, के अंतरण को बढ़ावा देने की नीति वि़द्यमान है । 
------ 
